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1633- 
Jh jkedqekj oekZ% 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ D;k ljdkj dk jsy dh iVfj;ksa ds fdukjs clh >qXxh&>ksifM+;ksa dks vU;= clkus dk fopkj gS( vkSj 
¼[k½ ;fn gka] rks dc rd\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क) और (ख): भारत सरकार ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई(यू)] दिनांक 25 जून, 2015 को शुरू की थी जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों/  लाभार्थियों को सभी मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)] मिशन के दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था हैं कि सरकारी भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों को स्लम निवासियों द्वारा उनके कब्जे की जमीन का संसाधान के रूप में उपयोग करके स्लम निवासियों के लिए “स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास” भी करना चाहिए। 
    स्कीम के दिशानिर्देशों को जारी करने के अनुसरण में,  आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय सहित केंद्रीय सरकार के भूमि स्वामित्व वाले मंत्रालयों/विभागों को उनकी भूमि पर स्लमों के पुनर्विकास की संभावनाएं ज्ञात करने और प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई(यू)] मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा है। 
     रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि अधिकतर स्लम/ अतिक्रमण महानगरों और बडे शहरों के स्टेशनों के इर्द-गिर्द रेल ट्रेकों  के आसपास हैं। रेलवे की भूमि पर स्लम निवासियों का पुनर्वास रेल सुरक्षा की स्थिति/परिचालन संबंधी अपेक्षाओं के कारण व्यवहार्य नहीं है। रेल मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि विस्तार योजनाएं, परिचलनगत एवं अनुरक्षण अपेक्षाएं और आम जनता की यात्रा की सुरक्षा तथा आवास को ध्यान में रखते हुए,  राज्य सरकारों अथवा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य का विषय होने के कारण स्लम निवासियों के पुनर्वास/ पुनर्स्थापन के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराये जाने हैं। रेल मंत्रालय ने यह भी बताया है कि ऐसे पुनर्वास/ पुनर्स्थापन की पूर्ण लागत राज्य सरकार अथवा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वहन की जानी चाहिए क्योंकि रेलवे भूमि पुनर्वास/ पुनर्स्थापन की लागत में कोई अंशदान नहीं कर सकेगा। 
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